
पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय

कें द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद
(ईएसएससी) की पहली आम सभा की बैठक की

अध्यक्षता, परिषद के  अध्यक्ष के  रूप में की

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के  पाँच संस्थानों को पाँच अलग-अलग समितियों का
विलय करके  एक ही परिषद के  तहत लाया गया

डॉ. सिंह ने कहा कि अब सबसे अलग रहकर काम करने का वक्त नहीं
है, यह पहल 'समग्र सरकार' के  दृष्टिकोण के  अनुरूप है, जिसे प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी अक्सर दोहराते रहे हैं

डॉ. जितेंद्र सिंह ने एकीकृ त शासन और मज़बूत जनसम्पर्क  का आह्वान
किया

ईएसएससी द्वारा संसदीय प्रस्तुतियों को सुव्यवस्थित करने की समीक्षा के
साथ एकल वार्षिक रिपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ने पर अध्ययन चल रहा है
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के  पाँच संस्थानों को पाँच अलग-अलग समितियों का विलय करके  "पृथ्वी प्रणाली विज्ञान
परिषद" (ईएसएससी) नामक एक संस्था बना दी गई है। इस कदम पर संतोष जताते हुए, कें द्रीय पृथ्वी विज्ञान
मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलग-अलग काम करने के  दिन अब नहीं  रहे हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र
मोदी द्वारा अक्सर दोहराए जाने वाले 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण की भावना के  अनुरूप है।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद (ईएसएससी) की पहली आम सभा की बैठक, जिसकी अध्यक्षता परिषद के  अध्यक्ष
के  रूप में कें द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की, भारत के  पृथ्वी विज्ञान संस्थानों में शासन को सुव्यवस्थित करने
और उनकी सार्वजनिक पहचान को मज़बूत करने पर कें द्रित रही। बैठक के  दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने
ईएसएससी के  तहत पाँच अलग-अलग संस्थानों और पाँच स्वायत्त निकायों को एक समन्वित ढाँचे में बदलने पर
चर्चा की। इस कदम का मकसद दक्षता में सुधार, प्रशासनिक दोहराव को कम करना और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान
पहलों की दृश्यता को बढ़ाना है।

अधिकारियों ने डॉ. सिंह को जारी एकीकरण प्रक्रिया के  बारे  में जानकारी दी और बताया कि पाँच स्वायत्त
संस्थान, जो पहले अलग-अलग शासी निकायों, वित्त समितियों और सलाहकार समूहों के  साथ काम करते थे,
अब एक एकीकृ त शासन तंत्र के  ज़रिए काम करेंगे। इस एकीकरण को कै बिनेट द्वारा पहले ही मंजूरी मिल चुकी
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है और दिसंबर 2023 में ईएसएससी के  पंजीकरण के  साथ इसे औपचारिक रूप दिया जा चुका है। इसका
मकसद सरकार के  "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के  व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हालाँकि, हर
संस्थान की अपनी पहचान बरकरार रहेगी और वह अपने स्थापित अधिदेश के  अंतर्गत कार्य करता रहेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने नए ढांचे में, खासकर समितियों, पदनामों और संगठनात्मक चार्टों को पेश  करने के  तरीके  में,
एकरूपता और स्पष्टता की ज़रुरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने सलाह दी कि आधिकारिक दस्तावेज़ों में ईएसएससी
को प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए, ताकि परिषद की पहचान को मज़बूत किया जा सके  और सभी संस्थानों में
एकरूपता सुनिश्चित की जा सके । उन्होंने समिति के  सदस्यों को सूचीबद्ध करते समय, खासकर उन पदों के  लिए
जो बार-बार बदल सकते हैं, व्यक्तिगत नामों के  बजाय कार्यात्मक पदनामों के  उपयोग पर भी ज़ोर दिया।

चर्चा का एक अहम हिस्सा जनसंचार को बेहतर बनाने पर भी कें द्रित था। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई
संस्थानों में खास क्षमताएँ  हैं, चाहे वे समुद्री विज्ञान हों, क्रिप्टोस्फे यर रिसर्च या वायुमंडलीय प्रणालियाँ, लेकिन
उनकी पहचान अक्सर जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं  पहुँच पाती। अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं के  उदाहरणों का
हवाला देते हुए, उन्होंने विषय-आधारित आउटरीच अभियानों का सुझाव दिया, जो विशिष्ट उपलब्धियों को
उजागर करें  और व्यक्तिगत संस्थानों को राष्ट्री य स्तर पर अपनी उपस्थिति मज़बूत करने में मदद करें। उन्होंने
बताया कि स्पष्ट विषयगत स्थिति, वैज्ञानिक कार्यों की प्रासंगिकता बढ़ा सकती है और व्यापक मान्यता प्राप्त कर
सकती है।

अधिकारियों ने इस दौरान संसदीय रिपोर्टिंग से जुड़े मुद्दे  भी उठाए। हालाँकि ईएसएससी वर्तमान में विभिन्न
संस्थानों के  लिए कई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लिहाज़ा सदस्यों ने परिषद के  एकीकृ त ढांचे के  अनुरूप, इन्हें एक
समेकित वार्षिक रिपोर्ट में सुव्यवस्थित करने की संभावना पर भी चर्चा की। डॉ. सिंह ने सुझाव दिया कि संसदीय
अधिकारियों के  परामर्श से इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा सकता है।

बैठक में 2023-24 की वार्षिक रिपोर्टों की भी समीक्षा की गई और प्रमुख उपलब्धियों की ओर ध्यान आकर्षित
करने वाले संक्षिप्त, सरल सारांशों की ज़रुरतों पर चर्चा की गई। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि
निदेशकों की रिपोर्टें कें द्रित और पढ़ने में आसान होनी चाहिए, ताकि ज़रुरी बातें साफ तौर पर सामने आ सकें ।

सत्र का समापन एकीकृ त शासन मॉडल को और बेहतर बनाने और अगली अंतर-संस्थागत समीक्षा बैठक के
दौरान आगे की चर्चा करने पर सहमति के  साथ हुआ। जैसे-जैसे भारत डीप ओशन मिशन और ब्लू इकोनॉमी
पहल सहित प्रमुख राष्ट्री य मिशनों को आगे बढ़ा रहा है, ईएसएससी द्वारा सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली से पर्यावरण
निगरानी, ​​जलवायु क्षेत्र में अहम बदलाव और सतत् विकास के  लिए ज़रुरी वैज्ञानिक अनुसंधान के  समन्वय में
कें द्रीय भूमिका निभाने की उम्मीद है।
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